
GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

RAJYA SABHA 
STARRED QUESTION NO: 69 

TO BE ANSWERED ON 08.02.2021 

Providing arms to forest guards and rangers 

69. SHRI PRABHAKAR REDDY  VEMIREDDY:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to 
state: 

(a) the details of States which are providing arms to forest guards and rangers;
(b) whether according to a report more than thirty per cent of world’s fatal attacks on rangers

took place in India;
(c) whether the Ministry, as suggested by Supreme Court, proposes to create a separate wing in

the Enforcement Directorate to check wildlife trafficking, timber mafia, poachers and forest
encroachers; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER 
MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 
(SHRI PRAKASH JAVADEKAR) 

(a) to (d) The Statement is laid on the table of the House.
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STATEMENT REFFERED TO RAJYA SABHA STARRED Q. NO. 69 DUE FOR 
REPLY ON 08.02.2021 REGARDING PROVIDING ARMS TO FOREST GUARDS 
AND RANGERS ASKED BY SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY 

(a) As per information received from the States and Union Territories (UTs),the
States/UTs of Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal
Pradesh, Assam, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman
& Diu, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya
Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Rajasthan,
Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal
have provided arms to different levels of frontline staff including forest guards
and forest rangers. In the State of Manipur procurement of arms is under
process.

(b) No such official report is available with the Ministry.
There is a non-official global forum namely International Ranger Federation
which publishes Roll of Honour every year enlisting deaths of Rangers
naturally or otherwise. This report has not been authenticated/verified by the
Government.

Range Officers are the frontline forest officers who fearlessly protect our forest
and wildlife and fight with wildlife poachers, timber smugglers and
encroachers. It is true that in this commendable effort to protect our forest and
wild life they have laid down their lives. Their martyrdom and effortshave been
acknowledged for the first time at the national level and 25 forest staff have
been given the certificate of recognition posthumously on the Forest Martyrs
Day on 11 September 2020.

(c) &(d) In the order by Hon’ble Supreme Court in I.A. No. 941/2021 and Interlocutory
Application Nos. 94310, 94313 and 94317/2020 dated 08.01.2021, there is no
specific direction to the Ministry in this regard.

For the purpose of fighting wildlife crime and trafficking, the Wildlife Crime
Control Bureau under the Ministry is empowered to collect and collate
intelligence related to organized wildlife crime and coordinate action by various
officers, State Governments and other authorities.
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भारत सरकार 
पयावरण, वन और जलवाय ुप रवतन मं ालय 

रा  य सभा 
तारां कत  न स.ं *69 

08.02.2021 को उ  तर के लए 

वन र क  और रजर  को ह थयार दान कया जाना

*69  ी भाकर रे डी वे मरे डी :

 या पयावरण, वन और जलवायु प रवतन मं ी यह बताने क  कृपा करगे क : 

(क) वन र क  और रजर  को ह थयार दान करने वाल ेरा  य  का यौरा या है;

(ख) या एक रपोट के अनसुार दु नया म रजर  पर होने वाले घातक हमल  के तीस तशत से 
अ धक मामले भारत म हुए ह;

(ग)  या मं ालय का सव  च  यायालय वारा दए गए सझुाव के अनु प व  यजीव  क  त  कर ,

टबंर मा फया, शका रय  और वन अ त मणका रय  पर लगाम लगाने के लए वतन 
नदेशालय म एक अलग  कंध बनाने का  ताव है; और

(घ) य द हा,ं तो त सबंधंी यौरा या है?

उ  तर  

पयावरण, वन और जलवाय ुप रवतन मं ी 

( ी काश जावडकेर) 

(क) से (घ)  एक ववरण सदन के पटल पर रखा गया है। 
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‘वन र क  और रजर  को ह थयार दान कए जाने' के सबंधं म ी भाकर रे डी वे मरे डी वारा 

दनांक 08.02.2021 को उ  तर के लए पछेू गए रा  य सभा तारां कत  न स.ं *69 के भाग (क) स े

(घ) के उ  तर म उि ल खत ववरण। 

(क)  रा  य /सघं रा  य े  (यूट ) से ा  त सचूना के अनसुार, अडंमान और नकोबार वीप समहू, 
आं  देश, अ णाचल देश, असम, चंडीगढ़ छ  तीसगढ़, दादरा और नगर हवले  एव ंदमन 
और द व, गोआ, गजुरात, ह रयाणा, हमाचल देश, कनाटक, केरल, म  य देश महारा  , 
मेघालय, मजोरम, नागालड, ओ डशा, राज  थान, सि कम, त मलनाडु, परुा, उ  तर देश, 
उ  तराखंड और पि चम बगंाल रा  य /सघं रा  य े  वारा वन र क  और वन रजर  स हत 
व भ  न  तर  के ं टलाइन  टाफ को अ  -श   उपल  ध कराए गए ह। म णपरु रा  य म 
अ  -श   क  खर द क  या चल रह  है।  

(ख)  मं ालय के पास ऐसी कोई आ धका रक रपोट नह  ंहै। इंटरनेशनल रजर फेडरेशन नाम का 
एक गरै-सरकार  विै वक फोरम है, जो रजर  क   वाभा वक प से या अ  य कारण  से होने 
वाल  मौत  को सचूीब ध करके त वष ‘रॉल ऑफ ऑनर’ का शत करता है। इस रपोट को 
सरकार वारा मा णत/स  या पत नह ं कया गया है।  

रज अ धकार  ं टलाइन वन अ धकार  होते ह जो नभय होकर हमारे वन  एव ंव  यजीव  क  
र ा करत ेह और व  यजीव  का अवधै शकार करन ेवाले लोग , इमारती लकड़ी के त  कर  
और अ त मण करने वाले लोग  के साथ लड़त ेह। यह सच है क हमारे वन  एव ंव  यजीव  
को सरं त करने के इस सराहनीय यास म उ  ह ने अपने जीवन क  कुबा नयां द  ह। 
उनक  शहादत और उनके यास  को रा  य  तर पर पहल  बार  वीकार कया गया है और 
दनांक 11 सतंबर, 2020 को वन शह द दवस के अवसर पर 25 वन  टाफ को मरणोपरातं 
मा  यता माण-प  दान कए गए ह।  

(ग) और (घ) वादकाल न आवेदन (आई.ए.) स.ं 941/2021 और वादकाल न आवेदन स.ं 94310, 
94313 और 94317 / 2020 म माननीय उ  चतम  यायालय के दनांक 08.02.2021 के
आदेश म, इस सबंधं म मं ालय को कोई व न द  ट नदेश नह ं दया गया है।  

व  यजीव अपराध और अवधै  यापार से नपटने के योजन से, मं ालय के अधीन व  यजीव 
अपराध नयं ण  यरूो को सगं ठत व  यजीव अपराध स ेसबंं धत आसचूना को एक  करने 
तथा मलाने और व भ  न अ धका रय , रा  य सरकार  तथा अ  य ा धकरण  वारा क  गई 
कारवाई म सम  वय  था पत करने का अ धकार दान कया गया है।  
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